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                      20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए
vkJ; dks /oLr fd;k tkuk
1155- 
Jh chñ dsñ gfjizlkn% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ foxr rhu o"kks± ds nkSjku /oLr dj fn, x, vkJ;ksa dh la[;k vkSj blds dkj.k D;k gSa vkSj bl fo/oal ds dkj.k cs?kj gks x, yksxksa dh la[;k fdruh gS( 
¼[k½ fdrus izHkkfor yksxksa dks oSdfYid vkokl miyCèk djok;k x;k gS( 
¼x½ D;k ljdkj us vkJ; ?kjksa ds fuekZ.k dk i;Zos{k.k djus ds fy, lHkh jkT;ksa vkSj la?k jkT; {ks=ksa esa lfefr;ksa dk xBu fd;k gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj 
¼?k½ D;k ljdkj lLrh vkokl ;kstuk ¼ih,e,okbZ½ ds rgr cs?kj yksxksa dks vkokl miyCèk djokus dk fopkj j[krh gS\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क): दीनदयाल अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच) स्‍कीम के तहत आश्रयों के डेमोलिशन की कोई रिपोर्ट प्राप्‍त नहीं की गई है।
(ख): प्रश्‍न नहीं उठता।
(ग): माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के डब्‍ल्‍यूपी (सी) सं0 55/2003 और डब्‍ल्‍यूपी (सी) सं0 572/2003 में आदेशों के अनुसार, आश्रयों की प्रगति की निगरानी करने के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय का कार्यान्‍वयन करने के लिए प्रत्‍येक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में राज्‍य स्‍तरीय आश्रय निगरानी समितियां (एसएलएसएमसी) गठित की गई हैं। इनमें आन्‍ध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्‍तीसगढ़, दिल्‍ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्‍मू एवं कश्‍मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्‍थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उततराखंड, उत्‍तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 
(घ): ‘भूमि’ और ‘कॉलोनीकरण’ राज्‍य का विषय है और अपने सभी नागरिकों को आवास मुहैया कराना राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की सरकारों का उत्‍तरदायित्‍व है। तथापि, भारत सरकार, ने अत्‍यधिक उपेक्षित श्रेणियों के लाभार्थियों सहित सभी पात्र लाभार्थियों को आवास मुहैया कराने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 25.06.2015 को ‘’प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)’’ मिशन आरंभ किया है। मिशन के चार घटक है अर्थात् स्‍व-स्‍थाने स्‍लम पुनर्विकास, ऋण संबद्ध सब्सिडी के माध्‍यम से किफायती आवास; भागीदारी में किफायती आवास; और लाभार्थी आधारित व्‍यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अंतर्गत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को आकलन की गई मांग के आधार पर परियोजना प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन और अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया है। राज्‍यों को अपनी आवास आवश्‍यकताओं को पूरा करने हेतु चार घटकों में से उचित विकल्‍प का चयन करने की छूट है। राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को राज्‍य स्‍तर पर अनुमोदित परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने हेतु ही मंत्रालय से संपर्क करना होता है। 
*********
